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जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।
.....
अंतर-राज्यीय जल विवादों के लिए एकल स्थायी अधिकरण की स्थापना
151. श्री के.आर. अर्जुनन: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार सभी अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का निर्णय करने के लिए एकल स्थायी अधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या यह भी सच है कि वर्तमान में देशभर में नदी जल विवादों की जांच-पड़ताल करने के लिए आठ अधिकरण विद्यमान हैं; 
(घ) 
क्या सरकार ने एकल अधिकरण के सृजन के संबंध में शामिल राज्यों से कोई राय मांगी है; और 
(ङ) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है? 

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख) संसद के बजट सत्र 2017 के दौरान माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने दिनांक 14.3.2017 को अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 लोक सभा में पेश किया है। विधेयक में, सभी अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवादों के निर्णय के लिए मौजूदा अधिकरणों के स्‍थान पर एक स्‍थायी अधिकरण स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है ताकि प्रत्‍येक जल विवाद के लिए अलग अधिकरण स्‍थापित करने, जो कि एक लम्‍बा समय लगने वाली प्रक्रिया होती है, से बचा जा सके। प्रस्‍तावित विधेयक में, अंतर्राज्‍यीय जल विवादों को अधिकतम डेढ वर्ष में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति (डीआरसी) स्‍थापित करने का विचार है। जो विवाद बात-चीत द्वारा नहीं निपटाया जा सकता, उसे निर्णय के लिए अधिकरण को भेजा जायेगा। इस प्रकार अधिकरण को भेजा गया विवाद अधिकरण के अध्‍यक्ष द्वारा निर्णय के लिए अधिकरण की पीठ को सौंपा जायेगा। माननीय अध्‍यक्ष ने दिनांक 14.3.2017 को यह विधेयक जल संसाधन संबंधी संसदीय स्‍थायी समिति को जांच और 3 महीने के भीतर सदन को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के उद्देश्‍य से भेजा है। इस विषय से समिति की दिनांक 16.06.2017, 30.06.2017 और 10.07.2017 को 3 बैठकें हो चुकी हैं। 
(ग) राज्‍य सरकारों द्वारा की गयी शिकायतों के आधार पर केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों के बीच जल विवादों के समाधान के लिए अब तक अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 8 अधिकरण स्‍थापित किए हैं। गोदावरी, कृष्‍णा और नर्मदा के जल में हिस्‍सेदारी संबंधी  विवादों (मई, 1976 के) का संबंधित अधिकरणों के निर्णय प्रकाशित होने के साथ निपटारा हो गया है। इस समय 5 अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद अधिकरण कार्य कर रहे हैं। 
(घ) और (ड.) प्रस्‍तावित अंतर्राज्‍यीय नदी जल विधेयक सभी राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को उनके विचार/टिप्‍पणियां जानने के लिए दिनांक 27.12.2012 के पत्र द्वारा भेजा गया था। उसके बाद दिनांक 07.01.2013 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया था। तत्‍पश्‍चात, तत्‍कालीन  सचिव (ज.सं.) ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 21.01.2013 को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के सिंचाई सचिवों के साथ बैठक की थी। इस बैठक की कार्रवाई एक बार फिर दिनांक 06.02.2013 के पत्र द्वारा सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के विचार/टिप्‍पणियां जानने के लिए उनके साथ साझा की गयी थी। इसके अलावा, प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार नीति आयोग ने वर्तमान अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में प्रस्‍तावित संशोधनों के विषय में एक संक्षिप्‍त टिप्‍पणी तैयार की और नवम्‍बर, 2015 में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित की थी। इसके बाद मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग  की अध्‍यक्षता में संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 28.01.2016 को परामर्शी अंतर्राज्‍यीय सचिव स्‍तरीय बैठक की गयी जिसमें विधेयक के प्रावधानों पर बारीकी से विचार-विमर्श किया गया।
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